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अनुसूͬचत जनजाǓत सूची मɅ जातीय समुदायɉ को शाͧमल करना 

1848. मोहàमद रकȧबुल हुसैन: 
Įी Ĥɮयुत बोरदोलोईः 

Èया जनजातीय काय[ मंğी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩकः 

(क) Èया सरकार को चुǑटया, कोच-राजबɉगशी, मटक, मोरन, ताई-अहोम और चाय बागान जनजाǓत समुदायɉ 
को अनुसूͬचत जनजाǓत (अ.ज.जा.) कȧ सूची मɅ शाͧमल करने के ͧलए असम राÏय सरकार से Ĥèताव ĤाÜत 
हुए हɇ और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है; 
(ख) इन Ĥèतावɉ कȧ वत[मान िèथǓत Èया है तथा इस संबंध मɅ भारत के महापंजीयक और राçĚȣय अनुसूͬचत 
जनजाǓत आयोग से Èया ͧसफाǐरशɅ ĤाÜत हुई हɇ; 
(ग) Èया सरकार अनुसूͬचत जनजाǓत सूची मɅ औपचाǐरक Ǿप से शाͧमल ͩकए जाने तक उÈत समुदायɉ को 
अंतǐरम अनुसूͬचत जनजाǓत का दजा[ Ĥदान करने पर ͪवचार करेगी और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है; 
(घ) Èया सरकार का इस तØय को Úयान मɅ रखते हुए ͩक इसके ͧलए एक ͪवधेयक वष[ 2019 मɅ पुर: èथाͪपत 
ͩकया गया था लेͩकन वह अभी भी लंǒबत है, उÛहɅ शाͧमल करने कȧ ĤͩĐया मɅ तेजी लाने का ͪवचार है; 
(ङ) असम मɅ मंǒğयɉ के समूह कȧ नवगǑठत सͧमǓत का Þयौरा Èया है और अनुसूͬचत जनजाǓत कȧ सूची मɅ 
इन छह जातीय समुदायɉ को शाͧमल करने के संबंध मɅ ͧसफाǐरशɅ Ĥèतुत करने के ͧलए इसके अͬधदेश और 
समय-सीमा Èया है; 
(च) Èया वष[ 2019 मɅ गǑठत मंǒğयɉ के समूह कȧ ऐसी हȣ पूव[ सͧमǓत ने अपनी ǐरपोट[ दे दȣ है और यǑद हां, 
तो त×संबंधी Þयौरा Èया है; और 
(छ) Èया सरकार उÛहɅ शाͧमल करने के ͧलए मूãयांकन ĤͩĐया को पूरा करने तथा आवæयक संवैधाǓनक 
संशोधन हेतु एक èपçट एवं Ǔनिæचत समय-सीमा Ǔनधा[ǐरत करेगी और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है? 
  

उƣर 

जनजातीय काय[ राÏय मğंी 
(Įी दगुा[दास उइके) 

(क) और (ख) चǑुटया, कोच-राजबɉगशी, मटक, मोरन, ताई अहोम और चाय जनजाǓतयɉ को शाͧमल करने कȧ 
ͧसफाǐरश असम राÏय सरकार से ĤाÜत हुई है। 



भारत सरकार ने 15.6.1999 को (िजस े25.6.2002 और 14.9.2022 को और संशोͬधत ͩकया गया) 
अनुसूͬचत जाǓतयɉ और अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ कȧ सूची को ǓनǑद[çट करने वाले आदेशɉ मɅ शाͧमल करने, बǑहçकृत 
करने और अÛय संशोधनɉ के ͧलए दावɉ पर Ǔनण[य लेने के तौर-तरȣके Ǔनधा[ǐरत ͩकए हɇ। तौर-तरȣकɉ के अनुसार, 
केवल उÛहȣं Ĥèतावɉ पर ͪवचार ͩकया जाना है और कानून मɅ संशोधन ͩकया जाना है िजÛहɅ संबंͬधत राÏय 
सरकार/संघ राÏय ¢ेğ Ĥशासन ɮवारा अनुशंͧसत और उͬचत ठहराया गया है और िजन पर भारत के महापंजीयक 
(आरजीआई) और राçĚȣय अनुसूͬचत जनजाǓत आयोग (एनसीएसटȣ) ने सहमǓत åयÈत कȧ है। Ĥèतावɉ पर सभी 
कार[वाई इन èवीकृत तौर-तरȣकɉ के अनुसार कȧ जाती है। 

(ग) ͩकसी समुदाय को अंतǐरम एसटȣ का दजा[ देने का कोई संवैधाǓनक Ĥावधान नहȣं है। 

(घ) स े(छ) ͩकसी राÏय या कɅ ġ शाͧसत Ĥदेश कȧ अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ कȧ सूची मɅ समावेशन के Ĥèतावɉ मɅ 
Ĥͪवͬधयɉ के अनुसार कुछ ĤͩĐयाओं का पालन ͩकया जाता है। यह एक सतत ĤͩĐया है। Ĥèतावɉ कȧ जांच 
आरजीआई के काया[लय और ͩ फर राçĚȣय अनुसूͬचत जनजाǓत आयोग ɮवारा कȧ जाती है। यǑद Ĥèताव आरजीआई 
ɮवारा अनुशंͧसत नहȣं है, तो राÏय सरकारɉ को आरजीआई ɮवारा उठाए गए ǒबदंओुं के बारे मɅ सूͬचत ͩकया 
जाता है, ताͩक अǓतǐरÈत जानकारȣ, यǑद कोई हो, राÏय सरकार ɮवारा Ĥèतुत कȧ जा सके। इसͧलए ऐसे कई 
Ĥèताव ͪवͧभÛन èतरɉ पर जांच के अधीन रह सकते हɇ। 

  असम सरकार ने सूͬचत ͩकया है ͩक “गहृ मंğालय, भारत सरकार ɮवारा जारȣ ओएम सÉंया 9/3/2011-I 
(पं.-I), Ǒदनांक-04-01-2019 के अनुसरण मɅ राÏय मɅ छह समुदायɉ के ͧलए आर¢ण कȧ माğा Ǔनधा[ǐरत करने, 
असम मɅ एक नई एसटȣ Įेणी के Ǔनमा[ण के बाद ओबीसी के ͧलए आर¢ण कȧ संशोͬधत माğा का सुझाव देन े
और असम कȧ मौजूदा अनुसूͬचत जनजाǓतयɉ के Ǒहतɉ, अͬधकारɉ और ͪवशषेाͬधकारɉ कȧ र¢ा के ͧलए पूण[ सुर¢ा 
सुǓनिæचत करने के उपायɉ के ͧलए मंǒğयɉ के समूह कȧ एक सͧमǓत का गठन ͩकया गया था। पूव[वतȸ सͧमǓत 
ने ͪवͧभÛन समुदायɉ के ĤǓतǓनͬधयɉ और नेताओं के साथ-साथ आǑदवासी समूहɉ के साथ कई दौर कȧ चचा[ कȧ। 
उसी सͧमǓत को अब Đमांक E232949/791 Ǒदनांक 04/07/2024 और Đमांक E.232949/799 Ǒदनांक 
01/03/2025 के माÚयम से पुनग[Ǒठत ͩकया गया है।” 

***** 

  

 

 


